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इलाहाबाद उच्च न्यायालय 

रिट ए संख्या 1370 वर्ष 2026 

 
उदयवीर सिहं​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ........याचिकाकर्ता(गण) 
बनाम 
उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ .....प्रत्यर्थी(गण) 
 
याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता​ ​ :​ इरफ़ान अहमद मलिक 
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता​ ​ ​ :​ सी.एस.सी. 
 
न्यायालय संख्या - 33 
माननीय न्यायमरू्ति विकास बधुवार। 
 
1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इरफान अहमद मलिक और राज्य के विद्वान स्थायी 
अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सनुा। 
 
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने न्यायालय में कथन दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हैं 
और वे मामले पर बहस करने में सक्षम हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहत ेहैं। याचिका का 
निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षकारों की सहमति से याचिका का 
निर्णय नवीन स्तर पर ही किया जा रहा है। 
 
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनका चयन वर्ष 1983 में पलुिस कांस्टेबल के रूप में हुआ था और 
उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था और वर्तमान में वे सब इंस्पेक्टर हैं। वे 
30.06.2024 को सेवानिवतृ्त हुए थे। हालांकि, अब दसूरे प्रत्यर्थी, वरिष्ठ पलुिस अधीक्षक, अलीगढ़, जिला 
अलीगढ़ द्वारा दिनांक 18.07.2025 को पारित आदेश के अनसुार उनका वेतन 66,000/- रुपये से 
घटाकर 60,400/- रुपये कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उन्होंने 
कोई धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी नहीं की है और याचिकाकर्ता को इस संबंध में कोई नोटिस नहीं 
दिया गया था। इस संबंध में स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर), 2015 (4) एससीसी 
334 और थॉमस डनेियल बनाम स्टेट ऑफ केरल और अन्य, (2022) लाइव लॉ (एससी) 438 के निर्णयों 
का हवाला दिया गया है। 
 
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्ततु किया है कि नियोक्ता के लिए त्रटुियों को सधुारना हमेशा खलुा 
रहता है, हालांकि, उनके अनसुार, यह स्पष्ट नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था। 
 
5. मैंने पीठ पर दी गई दलील सनुी है और अभिलेख का परिशीलन किया है।  
 
6. स्पष्ट तौर पर, आरोप कुछ ऐसे लाभों के विस्तार से संबंधित है जिनके लिए याचिकाकर्ता हकदार नहीं 
था। भगवान शकु्ला बनाम भारत संघ और अन्य (1994) 6 एससीसी 154 में निम्नलिखित टिप्पणी की 
गई थी: 
 
“3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ ंको  सनुा है। याचिकाकर्ता का मलू वेतन 1970 से 190 
रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, इस पर कोई विवाद नहीं है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है 
कि अपीलकर्ता का मलू वेतन 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, जो 
18.12.1970 से परू्वव्यापी रूप से लागू हुआ था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से नागरिक परिणामों का 
सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मलू वेतन में कमी के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं 
दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन कम करने से पहले उसे कोई सचूना भी नहीं दी गई और यह 
आदेश उसकी पीठ पीछे, विधि के किसी भी ज्ञात प्रक्रिया का पालन किए बिना जारी किया गया। इस 
प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सनुवाई के भारी 
वित्तीय नकुसान उठाना पड़ा है। निष्पक्षता यह सनुिश्चित करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका 
प्रभाव किसी कर्मचारी को नागरिक परिणामों का सामना करना पड़,े संबंधित व्यक्ति को सचूित किए 
बिना और उसे मामले में सनुवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं 
किया गया, तो दिनांक 25.7.1991 का आदेश (ज्ञापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चनुौती दी गई थी, 
निश्चित रूप से मान्य नहीं हो सकता और कें द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका 
खारिज करने में गलती की है। न्यायाधिकरण का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। तदनसुार, हम इस 

 
अस्वीकरण 
"अनवुादित निर्णय वादी के समझने हेत ुहै और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी 
काननूी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मलू संस्करण ही मान्य होगा।" 
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अपील को स्वीकार करत ेहैं और दिनांक 17.9.1993 के कें द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के 
साथ-साथ दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (ज्ञापन) को भी अपास्त करत ेहैं, जिसे न्यायाधिकरण के 
समक्ष चनुौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता का मलू वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 
रुपये कर दिया गया था।” 
 
7. चूंकि चनुौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को नोटिस दी गई थी, आदेश 
को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। 
 
8. सभी तथ्यों और संबंधित पक्षों द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखत ेहुए, यह न्यायालय आगे कोई 
और विचार किए बिना, रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शब्दों में कर रहा है- 
 
(क) अलीगढ़ के वरिष्ठ पलुिस अधीक्षक, द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 18.07.2025 को पारित आदेश 
अपास्त किया जाता है; 
 
(ख) याचिकाकर्ता की सनुवाई के बाद नया आदेश पारित करने के लिए मामला वापस भेजा जाता है। 
 
9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है। 
 
2 फरवरी, 2026 
एन.एस. राठौर 
(न्यायमरू्ति विकास बधुवार) 
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